
1 

 

भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
तारां�कत प्रश्न सं. 297 

12 माचर्, 2026 को उ�र �दये जाने के �लए 

आरईआरए (रेरा) से संबं�धत वा�षर्क �रपोट� का प्रकाशन 

†*297. श्री ल�मीकान्त पप्पू �नषादः 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 

(क) क्या �रयल एस्टेट (�व�नयमन और �वकास) अ�ध�नयम (रेरा), 2016 क� धारा 34 और 35 
के अंतगर्त प्रत्येक राज्य में आरईआरए (रेरा) के �लए वा�षर्क �रपोटर् प्रका�शत और सावर्ज�नक 
करना अ�नवायर् है, य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ख) क्या उ�र प्रदेश आरईआरए और अन्य राज्यों ने वषर् 2017 से हर वषर् अपनी वा�षर्क �रपोटर् 
प्रका�शत क� है, य�द हां, तो तत्संबंधी वषर्-बार ब्यौरा क्या है और य�द नह�ं, तो इसके क्या 
कारण हैं; 

(ग) क्या उक्त �रपोटों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ के �लए पंजीकृत प�रयोजनाओं, 
प्राप्त और �नस्ता�रत �शकायतों, लं�बत मामलों, वसूल� संबंधी जार� �कए गए प्रमाणपत्रों और 
वास्त�वक वसूल� स�हत िजला-वार आंकड़े शा�मल हैं, य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(घ) क्या कब्जे में �वलंब और आदेशों के अनुपालन न करने से संबं�धत सवार्�धक �शकायतें 
इन्ह�ं क्षेत्रों से संबं�धत हैं, य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और 

(ङ) घर खर�दारों के �हतों क� रक्षा हेतु �रपोट� का प्रकाशन और आरईआरए के आदेशों का 
प्रभावी प्रवतर्न न �कए जाने पर कें द्र सरकार द्वारा क्या कारर्वाई क� गई है? 

 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् मंत्री 

(श्री मनोहर लाल)  
 

(क) से (ङ): �ववरण सभा पटल पर रख �दया गया है।  
**** 
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�ववरण 
 
"आरईआरए(रेरा) से संबं�धत वा�षर्क �रपोट� का प्रकाशन" के संबंध में �दनांक 12.03.2026 को 
उ�र �दए जाने वाले लोक सभा तारां�कत प्रश्न संख्या 297* के उ�र में उिल्ल�खत �ववरण 
 

     (क): जी नह�ं। भू-संपदा (�व�नयमन और �वकास) अ�ध�नयम, 2016 क� धारा 34 और 35 
[रेरा] क्रमशः भू-संपदा �नयामक प्रा�धकरण के काय� और शिक्तयों स ेसंबं�धत हैं। तथा�प, रेरा 
क� धारा 78 �व�नयामक प्रा�धकरण को वा�षर्क �रपोटर् ऐसे रूप में और ऐसे समय पर तयैार 
करने का अ�धदेश देती है जैसा �क उपयुक् त सरकार द्वारा �नधार्�रत �कया गया हो और इसे 
संसद के प्रत्येक सदन या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूट�) �वधानमंडल, जैसा भी मामला हो, के 
समक्ष रखा जाना अपे�क्षत है। 

 (ख) से (ङ): भारत के सं�वधान क� 7वीं अनुसूची क� सूची-II (राज्य सचूी) क� प्र�विष्ट 18 के 
अनुसार, भू�म और कॉलोनीकरण राज्य के �वषय हैं। हालां�क, सूची-III (समवत� सूची) क� 
प्र�विष्ट 6, 7 और 46 से शिक्तयां प्राप्त करके, संसद द्वारा रेरा को घर खर�दारों और प्रमोटरों 
के बीच सं�वदात्मक संबंधों को �व�नय�मत करने के �लए अ�ध�नय�मत �कया गया था।  

 रेरा के प्रावधानों के तहत, 'उपयुक्त सरकार' होने के नाते, राज्य सरकार द्वारा �नयमों को 
अ�धसू�चत करने और संबं�धत राज्य में भू-संपदा �नयामक प्रा�धकरण स्था�पत करना आवश्यक 
है। इसके अलावा, भू-संपदा �नयामक प्रा�धकरण द्वारा सभी पंजीकृत भू-संपदा प�रयोजनाओं क� 
प्रासं�गक जानकार� वाल� एक वेबसाइट बनाना और इस जानकार� को जन साधारण हेतु प्रका�शत 
करना आवश्यक है।   

 मांगी गई सूचना मंत्रालय के पास केन्द्र�य रूप से नह�ं रखी जाती है। हालां�क, सभी �हतधारकों 
के �लए सुव्यविस्थत सुलभता के �लए एक कें द्र�कृत रेरा वेब पोटर्ल �वक�सत �कया गया है। 
तदनुसार, भू-संपदा �नयामक प्रा�धकरणों के वेब�लकं और उनक� वा�षर्क �रपोटर् 
https://rera.mohua.gov.in/ पर देखी जा सकती है। 

 इसके अलावा, अ�ध�नयम क� धारा 82, 83 और 84 के तहत, उपयुक्त सरकार को �नयामक 
प्रा�धकरण को �नद�श जार� करने और वा�षर्क �रपोटर् स�हत �रपोट� और �रटनर् प्राप्त करने का 
अ�धकार है।  

 रेरा के प्रभावी कायार्न्वयन और घर खर�दारों के �हतों क� रक्षा के �लए मंत्रालय द्वारा समय-
समय पर केन्द्र�य सलाहकार प�रषद (सीएसी) स�हत �व�भन्न मंचों पर अन् य मुद्दों के साथ 

https://rera.mohua.gov.in/
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�रपोट� का प्रकाशन न करने, आदेशों का प्रवतर्न न होने आ�द से संबं�धत मुद्दों को भी उठाया 
जाता है।  

****** 

 

 


